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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम कार्यों के संशोधित प्राक्कलन
3981. श्री मोहम्मद अली खान: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2013-14 मानक दर सूची (एसएसआर) दरों पर आधारित पोलावरम कार्यों हेतु तैयार किए गए संशोधित प्राक्कलन राज्य द्वारा 2015-16 एसएसआर दरों पर आधरित तैयार किए गए और अनुमोदित प्राक्कलन और जिनके लिए आदेश जारी किए गए हैं, से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 
यदि नहीं, तो राज्य द्वारा प्रस्तुत किए संशोधित प्राक्कलनों पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गई हैं; और
(ग) 
क्या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित प्राक्कलन 1 अप्रैल, 2014 की तिथि के अनुसार केवल शेष कार्यों के लिए हैं या सकल कार्यों के लिए हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 और वर्ष 2017-18 के मूल्य स्तर पर क्रमशः 57940.69 करोड़ रूपए और 57297.42 करोड़ रूपए की राशि सहित पोलावरम परियोजना के कुल कार्यों का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया है। 
सीडब्ल्यूसी द्वारा संशोधित अनुमानों की जांच की गई है और भूमि अधिग्रहण, परियोजना विस्थापित परिवारों, मात्रा में विविधता आदि के विवरण के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को उसने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। इस संबंध में घटक-वार लागत को अंतिम रूप देना, राज्य सरकारों की अनुपालनाओं पर निर्भर है।
*****
